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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *144
जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।

.....

सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कृतिक-बल
*144. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
सरकार ने बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बड़े पैमाने पर आरंभ करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कितने कृतिक-बलों का गठन किया है; 
(ख)
क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परियोजना शुरू की है; 
(ग) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
इस प्रयोजनार्थ नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने के लिए सरकार के यदि कोई अन्य प्रस्ताव हों तो उनका ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
‘‘सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कृतिक बल’’ के विषय में पूछे गए दिनांक 01.01.2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *144 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।
(क) देश में सूक्ष्‍म सिंचाई के तहत क्षेत्र के कवरेज का विस्‍तार करने के लिए कार्यनीतिक सुझाव हेतु वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य बल का गठन किया गया था। कार्यबल ने जनवरी, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। कार्यबल की सिफारिशें देश में ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्‍म सिंचाई के कवरेज संबंधी क्षमता दर्शाती हैं। 
(ख) से (घ) भारत सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लक्ष्‍य से वित्‍तीय वर्ष 2005-06 में केन्‍द्र प्रायोजित सूक्ष्‍म सिंचाई स्‍कीम शुरू की थी। इसे जून, 2010 में राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) के रूप में उन्‍नयन किया गया था, जो कि वित्‍तीय वर्ष 2013-14 तक जारी रही थी। 
एनएमएमआई को राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत समाहित कर दिया था और वर्ष 2014-15 के दौरान ‘ऑन फार्म जल प्रबंधन’ (ओएफडब्‍ल्‍यूएम) के रूप में कार्यान्वित किया गया था। 
वर्ष 2015-16 से ओएफडब्‍ल्‍यूएम के सूक्ष्‍म सिंचाई घटक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘प्रतिबूंद से अधिक फसल’ के तहत समाहित कर लिया गया है। 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ‘हर खेत को पानी - कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडबल्‍यूएम)’ के घटक में प्रत्‍येक परियोजना के कृषि योग्‍य कमान क्षेत्र के कम से कम 10% क्षेत्र को सूक्ष्‍म सिंचाई अवसंचना विकास सहित शामिल किया जाना होता है। 
भारत सरकार की नई प्रस्‍तावित ‘सिंचाई अंतराल को कम करने संबंधी प्रोत्‍साहनात्‍मक स्‍कीम (आईएसबीआईजी)’ में सूक्ष्‍म सिंचाई पर ज्‍यादा जोर दिया गया है। प्रस्‍तावित आईएसबीआईजी में सूक्ष्‍म सिंचाई के तहत 30% आयाकट क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्‍य है। 
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